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ftldk mRrj 24 uoEcj] 2014 dks fn;k tkuk gS

fo|qr mRiknu daiuh dks dks;ys dh vkiwfrZ

2  Jh lhñ ,eñ jes'k %

D;k dks;yk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½	D;k ;g lp gS fd mPpre U;k;ky; }kjk dks;yk [k.Mksa ds vkoaVu dks jí djus ls ns'k esa dks;yk mRiknu ij izfrdwy izHkko iM+ jgk gS(

¼[k½	D;k ;g Hkh lp gS fd bldh otg ls fo|qr mRiknu daifu;ksa dks dks;yk vkiwfrZ Hkh de gqbZ gS(

¼x½	;fn gka] rks D;k ljdkj us bl fLFkfr ij dkcw ikus ds fy, fdlh laHkkfor ;kstuk ds ckjs esa fopkj fd;k gS(

¼?k½	;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS( vkSj

¼³½	;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa\

उत्‍तर

कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) 
(श्री पीयूष गोयल)

(क) :  जी, नहीं।

[bookmark: _GoBack](ख) से (ड.) :  वर्ष 1993 से आबंटित किए गए 218 कोयला ब्‍लॉकों में से 204 कोयला ब्‍लॉकों का आबंटन रद्द कर दिए जाने को देखते हुए केन्‍द्र सरकार के लिए जनहित में यह उचित था कि वह माननीय न्‍यायालय के इस निर्णय को देखते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर तथा राष्‍ट्र के विकास के लिए महत्‍वपूर्ण इस्‍पात, सीमेंट तथा विद्युत संयंत्रों जैसे कोर क्षेत्रों पर पड़ने वाले किसी प्रकार के प्रभाव को कम से कम करने के उद्देश्‍य से नए आबंटितियों को कोयला खानों का आबंटन करे। तदनुसार, रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों के प्रबंधन और उनका पुन: आबंटन करने के लिए सरकार ने दिनांक 21.10.2014 को ‘कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्‍यादेश, 2014’ प्रख्‍यापित किया है। रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों का आबंटन अब इस अध्‍यादेश के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि अंतिम उपयोग करने वाले संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति का सुनिश्‍चय हो सके।
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